भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या  154
जिसका उत्‍तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।
.....
समेकित जल प्रबन्ध प्रस्ताव
154. श्री रंजिब बिस्वाल :
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) क्या सरकार सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग हेतु एक नदी बेसिन आधारित समेकित जल प्रबन्ध प्रस्ताव लागू करने का विचार रखती है; 
(2) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं; 
(3) क्या सिंचाई प्रबंध अंतरण की दिशा में देश के सिंचाई क्षेत्र में सुधार किए जाने की आवश्यकता है ताकि बांधों में संचित जल किसानों तक पहुंच सके;

(4) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(5) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री  (प्रो. सांवर लाल जाट)
(क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय जल नीति, 2012 में अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के अनुकूलतम विकास के लिए एक व्यापक विधान की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ताकि अंतर्राज्यीय तालमेल को सुलभ बनाया जा सके। इस विधान का लक्ष्य जल के सभी रूपों (वर्षा, मृदा नमी, भूमि जल और सतही जल) के एकीकृत परिप्रेक्ष्य से बेसिन को एक इकाई मानते हुए भूमि और जल संसाधनों की वैज्ञानिक आयोजना सुनिश्चित करना और आवाह तथा कमान दोनों क्षेत्रों का समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। यह विधान तटवर्ती राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करके बेसिन प्राधिकरण स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए और इन प्राधिकरणों को जल संसाधनों के विषय में योजना बनाने, प्रबंधन करने और इनके उपयोग को विनियमित करने की उपयुक्त शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए।
(ग) से (ङ) जल राज्य का विषय है और राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकता और संसाधनों के आधार पर जल की कमी वाले मौसम के दौरान जल की मांग को पूरा करने के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल भंडारण और संरक्षण स्कीमें तैयार करती हैं। जल का अधिकतम उपयोग करने के लिए राज्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुधारात्मक प्रयास किए हैं-
i. मात्रात्मक आधार पर मापन
ii. भागीदारी सिंचाई प्रबंधन
iii. जल प्रयोक्ता संघ की सक्रिय कार्यशीलता
iv. सूक्ष्म सिंचाई 
v. जल प्रयोक्ता संघ द्वारा जल उपकर का संग्रह
vi. जल प्रोयक्ता संघ द्वारा अनुरक्षण
इस संबंध में विभिन्न राज्यों में अलग-अलग स्तर पर प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन के दौरान इन सुधारों पर अधिक जोर दिया जा रहा है।
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